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05 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए
esVªks dksp dh fufonk izfØ;k esa vfu;ferrk,a
142-   Jh vjfoUn dqekj flag%

Jherh dqlqe jk;%

Jh izHkkr >k%
D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k xksikyu lfefr ds fu"d"kks± ds vuqlkj 486 esVªks dkspksa dh [kjhn gsrq fufonk izfØ;k esa vfu;ferrk,a ik;h xbZ gaS( ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS( vkSj

¼[k½ D;k ljdkj us bl laca/k esa ftEesnkjh r; dh gS( ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS( ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\
उत्तर
शहरी  विकास  राज्‍य  मंत्री
( श्रीमती  दीपा  दासमुंशी )
(क)और(ख): जांच समिति ने मंत्रालय को 30/09/2013 को अपनी रिपोर्टें प्रस्‍तुत कर दी है । इस मुद्दे पर भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय में विशेष अनुमति याचिका के मामले में, जिसमें भारत संघ को भी एक पक्ष के रूप में अभियोजित किया गया है, मंत्रालय ने रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय को सौंप दी है । भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 07.10.2013 में अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि मंत्रालय द्वारा सील बंद लिफाफे में प्रस्‍तुत रिपोर्टों को रिकार्ड में ले लिया गया है और अगले आदेशों तक उनको सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा ।
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